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SOCIAL WELFARE DEPARTMENT 


The 2nd January , 1984 


No. 406-SW( 10-84. - In Dual midification of Haryana Government, Social Welfare Depart. 
ment Netification No. 3727-SNI)-83 , darsdth 23 : h Saptember , 1983 , the Governor of Haryana is 
pleased to make the following a.nenin: nt in the riles " Financial Assistance to depend cats of persons 
killed , permanently incapacitated or gricvously injured in an accident ", rules, 1933, with immediate 
effect : ... 


1. Para 10. H : 1 ofAwit mly be siss: ita :21 aj u dor : 
" 283 - Social Security and walfare - D -Sial Welfars -- VIII - 0 : her Expenditure ( iv) -Financial 

Assistance to poor , Destitate Handicapped , Dependents of descased or injured in 
Accidents , Non- Plaa " . 


of 


2. Tois issues with the concurre . 
No. 26-3FGII -8 +, dated 2nd February , 1984 . 


Finance Depart:n : 11 coiley : d ,-ride their U. O . 


M. G. DEVASAHAYAM. 


Commissioner and Secretary to Goveriment. Haryana, 

Social Welfare Department. 


श्रम विभाग 


दिनांक 15 फरवरी , 198 4 


सं . प्रो.वि./एफ.डी./ 324-83/ 650 3.- ~ चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राय है कि मै बनति इन्टरप्राईसिस 1 डी/ 23 , 
एन . माई. टी ., फरीदाबाद , के श्रमिक श्री कंवर वहादुर तथा उसके प्रजन्यकों के नध्य इस में . इसके बाद हिलिः: मामले के सम्बन्ध में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और · चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, 


प्रब , 

औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा क के अधीन प्रोद्योगिक 
प्रधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवावग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले अमिन तथा प्रबन्धकों के 
मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं 


क्या श्री कंवर बहादुर की सेवामों. का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं , तो वह वि स राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो.वि./एफ.डी./3 24-83/6510.-~ चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै. विनति इन्टरप्राईसिस , 1 डी / 23, 
एन.माई.टी. फरीदाबाद , के अमे : श्री हरमजान जि तथा उनके प्रबन्धकों के मात्र इसमें इसके बाद लिखित मामले 
के सम्बन्ध में कोई प्रोयोगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , प्रन, मौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7( क ) के अधीन प्रौद्योगिक 
पधिकरण, हरियाणा , फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित्त मामले श्रमिनः तथा प्रबन्धकों के 
मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है : 


क्या श्री हरभजन सिंह की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


